भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्‍य सभा
मौखिक प्रश्न सं0 *8
5 दिसम्‍बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) 
को दिया जाने वाला उत्तर
देश में पर्यटन हेतु वित्‍तीय सहायता प्रदान किया जाना 
*8 
श्री आयनुर मंजूनाथा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)  
विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी पर्यटन अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को स्‍वीकृति और वित्‍तीय सहायता प्रदान की गई है; 
(ख)   क्‍या सरकार ने कर्णाटक सहित विभिन्‍न राज्‍यों में पर्यटन अवसंरचना संबंधी विकास में निवेश हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और उक्‍त क्षेत्रों में विकास हेतु अभिनिर्धारित पर्यटन स्‍थलों का और इस प्रयोजनार्थ राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार नियत की गई धनराशि का ब्‍यौरा क्‍या है; और  
(ग)  
इस योजना के कार्यान्‍वयन में हो रहे विलम्‍ब के क्‍या कारण हैं?
  उत्‍तर
       पर्यटन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)               (डॉ. के. चिरंजीवि)
(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
*******

देश में पर्यटन हेतु वित्‍तीय सहायता प्रदान किया जाना के संबंध में दिनांक 05.12.2013 के राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न सं. *8 के उत्‍तर में विवरण
(क) : गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार स्‍वीकृत पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं की संख्‍या और राशि अनुबंध में दी गई है । 
(ख) : और (ग) : पर्यटन मंत्रालय ‘’गंतव्‍यों और परिपथों के लिए उत्‍पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी)’’ की अपनी स्‍कीम के तहत राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करता है । 

पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का विकास, संवर्द्धन, कार्यान्‍वयन और मॉनीटरिंग मुख्‍यत: राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों का उत्‍तरदायित्‍व है । पर्यटन मंत्रालय स्‍कीम के दिशानिर्देशों, परस्‍पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्‍धता के अध्‍यधीन प्राप्‍त प्रस्‍तावों, जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करता है । इसमें कर्नाटक राज्‍य शामिल है । पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्‍तपोषित की जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं के बारे में निर्णय प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले आयोजित प्राथमिकता बैठकों में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के परामर्श से लिए जाते हैं । 

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय अपने कुल ‘योजनागत परिव्‍ययों’ का कम से कम 10% पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए उद्दिष्‍ट करता है । पर्यटन मंत्रालय जम्‍मू व कश्‍मीर के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत भी परियोजनाओं को स्‍वीकृत करता  है । किसी अन्‍य राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र या क्षेत्र के लिए पर्यटन अवसंरचना विकास में निवेश के लिए निधियों या किसी विशेष योजना को उद्दिष्‍ट नहीं किया गया है । 

राज्‍य सरकारें/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन राज्‍य स्‍तरीय मॉनीटरिंग समिति की रिपोर्टों को आवधिक रूप से पर्यटन मंत्रालय के समक्ष प्रस्‍तुत करते हैं । पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन में विलम्‍ब अन्‍य बातों के साथ-साथ आमतौर पर भूमि से संबंधित विवादों, सांविधिक प्राधिकरणों से अनापत्‍ति नहीं मिलने और कभी-कभी निविदा प्रक्रिया आदि के कारण होता है । पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय सममेलनों, पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्‍ड निरीक्षणों और राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्‍यम से परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन की मॉनीटरिंग करता है । 
*********
अनुबंध
देश में पर्यटन हेतु वित्‍तीय सहायता प्रदान किया जाना के संबंध में दिनांक 05.12.2013 के राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न सं. *8 के भाग (क) के उत्‍तर में विवरण 
2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (30.9.2013 तक) के दौरान स्‍वीकृत पर्यटन परियोजनाओं की संख्‍या और राशि  
 (करोड़ रू. में)

	क्र.सं.
	राज्‍य
	2011-12
	2012-13
	2013-14 (30.09.2013 तक)

	
	
	संख्‍या
	राशि
	संख्‍या
	राशि
	संख्‍या
	राशि

	1
	आंध्र प्रदेश 
	12
	50.77
	10
	104.97
	12
	39.88

	2
	अरूणाचल प्रदेश
	11
	30.68
	17
	66.33
	11
	74.74

	3
	अण्‍डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	4
	असम
	5
	11.08
	0
	0.00
	0
	0.00

	5
	बिहार
	0
	0.00
	0
	0.00
	4
	23.14

	6
	चण्‍डीगढ़
	2
	0.25
	0
	0.00
	0
	0.00

	7
	छत्‍तीसगढ़
	1
	0.35
	0
	0.00
	0
	0.00

	8
	दादरा और नागर हवेली
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	9
	दमन और दीव
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	10
	दिल्‍ली 
	4
	2.72
	1
	24.37
	0
	0.00

	11
	गोवा
	1
	4.98
	2
	0.50
	0
	0.00

	12
	गुजरात
	3
	51.75
	1
	4.87
	0
	0.00

	13
	हरियाणा
	6
	0.80
	0
	0.00
	0
	0.00

	14
	हिमाचल प्रदेश
	5
	0.47
	5
	29.80
	0
	0.00

	15
	जम्‍मू और कश्‍मीर
	33
	171.23
	27
	112.86
	34
	35.98

	16
	झारखंड
	6
	48.15
	2
	48.86
	1
	5.00

	17
	केरल
	7
	23.76
	6
	78.26
	3
	9.59

	18
	कर्नाटक
	6
	21.95
	0
	0.00
	0
	0.00

	19
	लक्षद्वीप
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	20
	महाराष्‍ट्र
	8
	82.76
	6
	79.64
	5
	22.62

	21
	मणिपुर
	5
	30.73
	1
	0.50
	8
	72.35

	22
	मेघालय
	3
	0.50
	2
	0.68
	0
	0.00

	23
	मिजोरम
	7
	13.91
	4
	1.12
	10
	47.11

	24
	मध्‍य प्रदेश
	8
	40.43
	16
	206.50
	8
	99.96

	25
	नागालैंड
	19
	65.45
	17
	47.60
	8
	51.87

	26
	ओडिशा
	6
	11.95
	2
	0.61
	12
	65.43

	27
	पुडुचेरी
	4
	0.30
	0
	0.00
	0
	0.00

	28
	पंजाब  
	2
	4.39
	0
	0.00
	0
	0.00

	29
	राजस्‍थान 
	3
	14.50
	0
	0.00
	0
	0.00

	30
	सिक्‍किम
	8
	25.15
	4
	20.75
	14
	104.85

	31
	तमिलनाडु
	6
	20.75
	2
	20.42
	0
	0.00

	32
	त्रिपुरा
	6
	15.44
	0
	0.00
	0
	0.00

	33
	उत्‍तर प्रदेश
	11
	51.00
	7
	21.29
	11
	71.90

	34
	उत्‍तराखण्‍ड
	14
	102.66
	2
	12.97
	17
	140.19

	35
	पश्‍चिम बंगाल
	11
	28.80
	2
	46.94
	0
	0.00

	
	कुल योग 
	223
	927.66
	136
	929.84
	158
	864.61


*************

